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संदेश
एस.के . हालदार 
अध्यक्ष 
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पिछले वर्ष, के न्द्रीय जल
आयोग,ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., जल शक्ति
मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक की
तकनीकी सहायता से “सिंचाई
आधुनिकीकरण कार्यक्रम के  लिए
सहायता”(एसआईएमपी) शुरू किया है।
यह सिंचाई जल उपयोग दक्षता तथा फसल
जल उत्पादकता को सुधारने हेतु भारत में
वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के
आधुनिकीकरण के  लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय
सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का प्रस्ताव
रखता है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से
अनुरोध किया गया था की कु छ
परियोजनाओं की प्राथमिकता अनुसार तैयार
किया जाये जिनका सबसे पहले
आधुनिकीकरण किया जा सके । राज्यों ने
गहरी रूचि दिखाई और कें द्रीय जल आयोग
को विभिन्न परियोनाएँ भेजी। एशियाई
विकास बैंक तथा राज्यों के  परामर्श से कें द्रीय
जल आयोग द्वारा इन परियोजनाओं की जांच
की जा रही है और उन्हें श्रेणीबद्ध किया जा
रहा है। राज्यों के  साथ विभिन्न विस्तृत
परामर्श/ सलाहकार बैठकें  आयोजित की गई 

विषय सूची शाहपुर  कांडी  बांध  परियोजना(राष्ट्रीय
परियोजना) की  समीक्षा  
द्वितीय  रावी-व्यास  संधि  के  लिए  डीपीआर  की
तैयारी
भारत-यूरोप  जल  साझेदारी
हाईड्रोग्राफिक  सर्वेक्षण  का  प्रयोग  करके
जलाशय  अवसादन  का  अध्ययन  
भारत  के  जलक्षेत्र  में  अंतर्राष्ट्रीय  सहयोग  पर
वेबिनार  श्रृंखला
रायपुर  प्रयोगशाला  के  लिए  एनएबीएल
मान्यता

सातवाँ  भारत  जल-सप्ताह  –प्रारम्भिक
गतिविधियां
वित्तीय  प्रगति  
जल  क्षेत्र  समाचार  
भारत  में  जल  संसाधनो  के  आंकलन  का
इतिहास- डेटा  कॉर्नर  
जलाशय  निगरानी  
गैलरी  
पोलावरम  परियोजना  – प्रगति  
शोक-संदेश  
इतिहास- सर  आर्थर  कॉटन

अप्रैल का महीना इस संगठन के  लिए बहुत ही
दुखदायी था। महीने के  शुरुआत में, हमने
अपने दो प्रिय अधिकारी, श्री जितेंद्र पँवार,
निदेशक और श्री एल. कोदंदरामास्वामी,
उप-निदेशक को उनकी ड्यूटी के  दौरान खो
दिया। कर्नाटक की एक परियोजना के  जांच
दौरे से लौटते समय वे भयंकर दुर्घटना का
शिकार हो गए। हम अपने अधिकारियों के
दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और
अपूर्णीय क्षति के  लिए शोक संतप्त परिवारों
के  प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।
महीने के  दौरान कोविड-19 के  मामलों में भी
अभूतपूर्व उछाल देखा गया। एक संगठन के
रूप में कें द्रीय जल आयोग भी इससे बुरी तरह
प्रभावित हुआ और इसने अपने कई
अधिकारी/कर्मचारी इस महामारी में खो दिए।
ये संगठन, साथ ही साथ देश के  लिए एक
दुखदायी अनुभव तथा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही
है। मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूँ
और शोक संतप्त परिवारों के  प्रति गहरी
संवेदना व्यक्त करता हूँ। 

मैं प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करता हूँ कि वे
समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए
जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करें और
कोविड-19 का ध्यान रखते हुए उचित
व्यवहार करें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों
व उनके  परिवारों को टीकाकरण कराने के
लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टीकाकरण
को 18 वर्ष की आयु तक के  लोगों के  लिए
बढ़ा दिया गया है।

और ये आगे भी जारी रहेंगी।

कार्यक्रम के  दूसरे चरण के  दौरान, भारत-
यूरोप जल साझेदारी के  विभिन्न विषय स्तम्भ
की योजना बनाने में और उनके  कार्यान्वयन
में के न्द्रीय जल आयोग ने सजग योगदान
दिया है। इस भागीदारी के  विषय स्तम्भ
अधिकतर उन महत्वपूर्ण समस्याओं से
संबन्धित है जिनसे जल-क्षेत्र जूझ रहें हैं
जैसे-पर्यावरणीय बहाव, सिंचाई जल
उपयोग दक्षता, नदी बेसिन प्रबंधन आदि। 

के न्द्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय जल विज्ञान
परियोजना के  तहत राष्ट्रीय महत्व के  191
जलाशयों का तलछट सर्वेक्षण की योजना
बनाई है।अध्ययन का प्रथम चरण पहले ही
फरवरी, 2021 मे शुरू हो चुका है जिसमें
32 जलाशय राजस्थान, तमिलनाडु ,
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार राज्यों
से लिए गए हैं। इन जलाशयों की कु ल
भंडारण क्षमता 17 अरब घन मीटर है। कार्य
की प्रगति पर सतर्क ता से निगरानी रखी जा
रही है।

भारत के  जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर
हमारे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, एनडब्ल्यूए,
पुणे ने दिनांक 07.06.2021 से
23.08.2021 तक एक महत्वपूर्ण वेबिनार
सीरीज़ करने की योजना बनाई है। यह
कार्यक्रम निशुल्क होगा और उन पेशेवरों के
लिए काफी लाभदायी होगा जो इस विषय पर
कार्य कर रहें हैं। इच्छुक प्रतिभागी जल
प्रबंधन के  इस महत्वपूर्ण पहलू के  बारे में
अपना ज्ञानवर्धन करने और क्षमता बढ़ाने के
लिए कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। 

देश  में  ग्लेशिययर  प्रबंधन  
एनएचपी  के  अंतर्गत  एनआरएससी  द्वारा  ज्ञान
उत्पादों  का  विकास  
उत्तरी  कोयल  परियोजना  की  तकनीकी
मूल्यांकन  समिति  की  30वीं  बैठक
सिंचाई  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  लिए
सहायता
सरस्वती  नदी  का  संरक्षण  तथा  इसकी  विरासत
की  विकास  परियोजना
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कें द्रीय  जल  आयोग  का  मा सिक  सूचना  पत्र



जल संसाधनों पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक 08.04.2021
को बुलाई गई। यह बैठक उपरोक्त विषय- “देश में ग्लेशियर प्रबंधन-
ग्लेशियर झीलों के  फटने से हिमालय क्षेत्र में अचानक बाढ़ सहित
ग्लेशियरों/ग्लेशियर-झीलों की निगरानी“ के  परीक्षण से संबन्धित थी।
इस बैठक के  दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसेकि जल शक्ति
मंत्रालय का जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 
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देश में ग्लेशियर प्रबंधन- ग्लेशियर झीलों के  फटने से हिमालय क्षेत्र में अचानक बाढ़ सहित
ग्लेशियरों/ग्लेशियर-झीलों की निगरानी

भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के  जलग्रहण क्षेत्र में
ग्लेशियर झील के  फटने से बाढ़ के  खतरे का मूल्यांकन

एनएचपी के  अंतर्गत एनआरएससी द्वारा ज्ञान उत्पादों के  विकास के  संबंध में बैठक
ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. के  सचिव ने 20.04.2021 को एनएचपी के
अंतर्गत एनआरएससी द्वारा ज्ञान उत्पादों के  विकास के  संबंध में
बैठक की ।बैठक के  दौरानएनआरएससी द्वारा दो उत्पादों पर प्रस्तुति
दी गई थी जिनका नाम था; भारतीय हिमालयी नदी घाटियों के
जलग्रहण क्षेत्र में ग्लेशियर झील के  फटने से बाढ़ के  खतरे का
मूल्यांकन और स्थानिक बाढ़ पूर्व प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली-
गोदावरी व तापी।

महत्वपूर्ण ग्लेशियर झीलों का श्रेणीकरण तथा चयन
प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण झीलों के  लिए ग्लेशियर झील के
फटने से बाढ़ के  खतरे का मूल्यांकन; और 
ग्लेशियर झील के  फटने से होने वाले बाढ़ के  खतरे को समझने
के  लिए दृश्य प्रणाली 

प्रस्तुति के  दौरान, एनआरएससी ने सूचित किया कि उन्होने सिंधु
बेसिन के  0.5 हेक्टेयर से अधिक आकार की ग्लेशियर झीलों की
सूचना तैयार की है और उसका विमोचन ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि. के
सचिव द्वारा किया गया। यह भी बताया गया कि गंगा बेसिन और
ब्रह्मपुत्र बेसिन के  लिए सूची तैयार करने का कार्य अभी प्रक्रियाधीन
है। इसके  अतिरिक्त, अध्ययन के  अन्य उद्देश्य हैं: 

स्थानिक बाढ़ पूर्व प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली- गोदावरी
व तापी

अंतरिक्ष आधारित आदानों का उपयोग करके  गोदावरी और
तापी नदियों के  लिए मध्यम अवधि की बाढ़ पूर्व चेतावनी मॉडल
विकसित करना
उच्च विभेदन डिजिटल उन्नयन मॉडल का उपयोग करके
स्थानिक बाढ़ आप्लावन सिमुलेशन मॉडल विकसित करना
एक वेब-सक्षम रीयल-टाइम स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली
विकसित करने के  लिए
बाढ़ घटना के  दौरान संबंधित अधिकारियों को बाढ़ परामर्श जारी
करने के  लिए कार्यप्रवाह तंत्र विकसित करना
विभिन्न रिटर्न पीरियड की बाढ़ के  तहत दोनों घाटियों में बाढ़
संभावित क्षेत्र का वैज्ञानिक मूल्यांकन

इस अध्ययन के  उद्देश्य हैं:

अब तक, एनआरएससी ने बाढ़ की आशंका वाले क्रिटिकल पहुंच
वाले 0.5 मीटर के  उच्च रिज़ॉल्यूशन डीईएम प्राप्त कर लिया है और
बाकी क्षेत्रों के  लिए कार्टो डीईएम का अधिग्रहण कर लिया गया है।
ऐतिहासिक डेटा के  आधार पर दोनों बेसिनों के  लिए मॉडल विकसित,
कै लिब्रेटेड और मान्य किया गया है। इस मानसून के  दौरान इसका
वास्तविक समय पर परीक्षण किया जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्दोगिकी तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के
प्रतिनिधि उपस्थित थे। संबन्धित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया
गया कि वे एक संक्षित नोट प्रस्तुत करें जो दो पृष्ठ से अधिक का न हो
और उस नोट में बैठक के  दौरान जिन विविध समस्याओं पर चर्चा की
गई थी उनके  समाधान की व्याख्या करें । मांगा गया आवश्यक
संक्षिप्त नोट सभी मंत्रालयों/विभागों ने प्रस्तुत किया। 

उत्तर कोयल परियोजना की 30वीं तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की बैठक
उत्तर कोयल परियोजना का शेष कार्य पूरा करने के  लिए श्री कु श्विंदर
वोहरा, सदस्य(डब्ल्यू पी&पी), कें द्रीय जल आयोग तथा अध्यक्ष,
टीईसी, एनके पी की अध्यक्षता में तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC)
की 30वीं बैठक 12.04.2021 को वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के  माध्यम से
के .ज.आ., मुख्यालय में आयोजित की गई। ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि.,
कें द्रीय जल आयोग मुख्यालय और क्षेत्र इकाइयाँ, सीएसएमआरएस,
बिहार और झारखंड की राज्य सरकार तथा वैपकोस के  अधिकारियों
ने वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के  माध्यम से बैठक में भाग लिया।

उत्तर कोयल परियोजना उत्तर कोयल नदी पर स्थित है जो सोन नदी
की सहायक नदी है। यह परियोजना पूरा होने पर बिहार और झारखंड
को लाभ प्रदान करेगी । बैठक के  दौरान, परियोजना की प्रगति की
गहन समीक्षा की गई और विभिन्न कार्य बिंदुओं की पहचान की गई।

बिहार सरकार के  प्रतिनिधियों से बिहार राज्यके हिस्से में राइट मैन
कै नाल (आरएमसी) के  लिए कै बिनेट की मंजूरी और आगे की निविदा
गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू करने के  लिए बिहार में राइट मैन कै नाल 

(आरएमसी)हिस्सेकी पूरी लाइनिंग के  मुद्दे  के  बारे में जल्द से जल्द
अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया था।अन्य महत्वपूर्ण
एजेंडा मदों जैसे भूमि अधिग्रहण की स्थिति, मैसर्स वैपकोस द्वारा
परियोजना के  शेष कार्यों के  विभिन्न घटकों की प्रगति, आरएमसी में
नहर के  अस्तर में एलडीपीई शीट की मोटाई का मुद्दा, वितरण प्रणाली
की डिजाइन और ड्राइंग, कें द्रीय सहायता जारी करने के  प्रस्तावों की
सिफारिश आदि पर चर्चा हुई ।

30वीं TEC बैठक 
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सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के  लिए सहायता (एसआईएमपी) की समीक्षा तथा राज्यों
के  साथ परामर्श बैठकें

03

विचारार्थ प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। 

चरण -1 बैच -1 के  तहत, के वल 3 से 4 योजनाओं को
आधुनिकीकरण योजना और डीपीआर तैयार करने के  लिए लिया जाना
है, अतः एसआईएमपी टीम ने प्रारंभिक 12 परियोजनाओं के  लिए
वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के  माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के  साथ
परामर्श शुरू किया।
अप्रैल -2021 में महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक राज्य के  साथ
परामर्श बैठकें  आयोजित की गईं, जिसमें निम्नलिखित परियोजनाओं
पर चर्चा की गई। 

सीएनएस प्रोफाइल राइट मेन कै नाल (आरएमसी) - उत्तरी
कोयल परियोजना के  लिए कार्य प्रगति पर है

आरएमसी में 18.9 किमी पर एसएलआर ब्रिज के  एबटमेंट
शाफ्ट (आरएचएस) के  लिए पहली लिफ्ट कास्टिंग

श्री कु शविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यू पी&पी), के .ज.आ. ने सिंचाई
आधुनिकीकरण कार्यक्रम के  लिए सहायता की समीक्षा के  लिए
15.04.2021 को वीसी के  माध्यम से एक बैठक बुलाई। बैठक में
श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पोमियो), सीडब्ल्यूसी और
पोमियो, सीडब्ल्यूसी के  अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के
दौरान, की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को दृढ़करने के  साथ-साथ
इसके  लिए समय-सीमा भी तय की गई। सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) ने
भी इस संबंध में शीघ्र ही एडीबी अधिकारियों के  साथ एक बैठक
बुलाने की इच्छा व्यक्त की।
पिछले वर्ष, के न्द्रीय जल आयोग,ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि., जल शक्ति
मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक(एडीबी) की तकनीकी सहायता से
“सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के  लिए सहायता”(एसआईएमपी)
शुरू किया है।सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के  लिए सहायता,
सिंचाई जल उपयोग दक्षता तथा फसल जल उत्पादकता को सुधारने
हेतु, भारत में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के
आधुनिकीकरण के  लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम तरीकों को
अपनाने का प्रस्ताव रखता है।इसे 4 चरणों में किया जाना प्रस्तावित
है।एसआईएमपी चरण -1 जारी है और जून, 2021 तक जारी
रहेगा। पोमियो, सीडब्ल्यूसी कार्यक्रम के  समग्र कार्यान्वयन और
प्रबंधन के  लिए जिम्मेदार सलाहकारों के  समर्थन से कें द्रीय सिंचाई
आधुनिकीकरण कार्यालय (सीआईएमओ) के  रूप में कार्य कर रहा
है।एसआईएमपी के  तहत परियोजनाओं के  पहले बैच के  रूप में, देश
से 3-4 एमएमआई परियोजनाएं जो कम पानी के  उपयोग की दक्षता
या कम परियोजना प्रदर्शन के  मुद्दे  से जूझ रही हैं, उन्हें सिंचाई
आधुनिकीकरण योजना (आईएमपी) तैयार करने के  लिए पहचाने
जाने की परिकल्पना की गई है।चरण 4 में सिंचाई आधुनिकीकरण
परियोजना का अंतिम कार्यान्वयन होगा। इसका उद्देश्य यह है कि
उपरोक्त प्रक्रिया को तब तक लगातार दोहराया जाएगा जब तक कि
देश में अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण नहीं हो
जाता।
चरण 1 गतिविधियों के  तहत, सचिव (ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि.) की
उपस्थिति में 08.12.2020 को एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया
गया था, जिसके  दौरान सभी राज्यों / कें द्रशासित प्रदेशों को
एसआईएमपी से परिचित कराया गया था और कार्यक्रम, इसके
दायरे, वर्क फ़्लो, कार्यान्वयन व्यवस्था आदि के  बारे में बातचीत की
गई थी। साथ ही राज्यों से एसआईएमपी के  तहत बैच-1 के  रूप में 

एसआईएमपी समीक्षा बैठक

परामर्श बैठक

प्रस्तुति के  बाद, सीडब्ल्यूसी और सलाहकारों की टीम द्वारा कई
स्पष्टीकरण मांगे गए। राज्यों से आवश्यक अतिरिक्त जानकारी को
सूचीबद्ध करने और प्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
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सरस्वती नदी का संरक्षण तथा इसकी विरासत की विकास परियोजना  की समीक्षा
श्री कु शविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी नेसरस्वती
नदी संरक्षणऔर इसकी विरासत विकास परियोजना की मंजूरी/
डिजाइन परामर्श की स्थितिकी समीक्षा के  लिए 15.04.2021 को
वीसी के  माध्यम से एक बैठक बुलाई।

बैठक में सीडब्ल्यूसी के  विभिन्न विंगों के  साथ-साथ यूवाईआरबी के
अधिकारियों ने भाग लिया।विभिन्न मंजूरियों की स्थिति, राज्य सरकार
से अपेक्षित सूचना/डेटा और मूल्यांकन/डिजाइन परामर्श आदि की
समाप्ति की समय-सीमा पर चर्चा की गई।सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी),
सीडब्ल्यूसी ने काम पूरा करने के  लिए एक समयरेखा तैयार करने पर
जोर दिया। परियोजना अधिकारियों के  साथ शीघ्र ही समग्र प्रगति की
समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया।
शाहपुरकं डी बांध परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) के  क्रियान्वयन की निगरानी के  लिए गठित
विशेषज्ञ समिति की छठी बैठक
शाहपुरकं डी बांध परियोजना (एसके डीपी) के  कार्यान्वयन के  लिए
निगरानी समिति की छठी बैठक 19.04.2021 को श्री कु शविंदर
वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में वीडियो
कॉन्फ्रें सिंग के  माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें मुख्य बांध, हाइडल
चैनल हेड रेगुलेटर, रावी नहर हेड रेगुलेटर, हाइडल चैनल, मुख्य बांध
और हाइडल चैनल हेड रेगुलेटर पर हाइड्रो मैके निकल कार्य, पावर
हाउस आदि मुद्दों पर भौतिक कार्य की प्रगति के  संबंध में चर्चा की गई।
उपरोक्त के  अलावा, लिंक चैनल (जम्मू और कश्मीर), भूमि अधिग्रहण,
वित्तीय प्रगति, पुल सहित लखनपुर बसोहली रोड के  पुनर्संरेखण,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयसे अन्य वैधानिक मंजूरी
की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई और इससे संबंधित कार्यों को
परियोजना अधिकारियोंको प्रदान किया गया ।

परियोजना प्राधिकरण ने 24.11.2020 को आयोजित 12वीं हाई
पावर स्टीयरिंग कमेटी (एचपीएससी) की बैठक के  दौरान पंजाब और
जम्मू-कश्मीर की तरफ रेगुलेटर के  शिखर स्तर को कम करने का मुद्दा
उठाया।इस मामले की जांच 5वीं निगरानी बैठक और बाद की बैठकों
के  दौरान की गई थी जो क्रमशः 29.01.2021 और 08.02.2021 को
आयोजित की गई थीं। 19.04.2021 को आयोजित छठी निगरानी
बैठक के  दौरान, परियोजना प्राधिकरण, पंजाब ने बताया कि उनकी
आंतरिक डिजाइन स्तर की बैठक 15.04.2021 को हेड रेगुलेटर के  

राजस्थान के  साथ एसआईएमपी-परामर्श की बैठक

स्तर के  मुद्दे  को हल करने के  लिए आयोजित की गई थी और यह
निर्णय लिया गया था कि दिनांक 08.09.2018 के  समझौते के
अनुसार क्रे स्ट स्तर 398.4मी पर रखा जाएगा और तदनुसार, जम्मू-
कश्मीर सरकार को भी यह बताने के  लिएपंजाब सरकार से सिफारिश
की।
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द्वितीय रावी ब्यास संधि की डीपीआर तैयार करने के  संबंध में प्रगति पर चर्चा के  लिए बैठक
द्वितीय रावी ब्यास संधि परियोजना  की डीपीआर/पीएफआर  तैयार
करने में होने वाली समस्याओं पर चर्चा के  लिए श्री कु श्विंदर वोहरा,
सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में
23.04.2021 को बैठक आयोजित की गई ।

विस्तृत विचार-विमर्श के  बाद बैठक में निम्नलिखित निर्णय सामने
आए:

रावी नदी से ब्यास नदी में पानी के  हस्तांतरण के  संबंध में विभिन्न
प्रस्तावों की सभी संभावनाओं की जांच की जाए और रावी पानी
के  इष्टतम उपयोग पर विचार करने वाले प्रस्ताव को आईबीओ,
सीडब्ल्यूसी और डब्ल्यूआरडी, पंजाबसरकारके  परामर्श द्वारा
पीएफआर मेंअंतिम रूप दिया जाए । 
कार्य दो महीने के  भीतर पूरा किया जाना चाहिए और पीएफआर
का पहला मसौदा एक महीने में पूरा किया जाए।

मुख्य अभियंता(आईबीओ), सीडब्ल्यूसी से मुख्य अभियंता(पीपीओ),
सीडब्ल्यूसी के  साथ पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट  साझा करने का अनुरोध
किया गया और इसकी निगरानी मुख्य अभियंता(पीपीओ),
सीडब्ल्यूसी द्वारा की जाएगी ।

पंजाब में दूसरी रावी ब्यास लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के
रूप में घोषित किया गया है जिसमें गैर-मानसून अवधि के  दौरान
सीमा पार बहने वाले लगभग 0.58 एमएफए पानी का उपयोग करने
की परिकल्पना की गई है।

पीएफआर में उस प्रस्ताव का ब्योरा शामिल होना चाहिए जिसके
माध्यम से इष्टतम पानी का उपयोग किया जा सकता है।तकनीकी
व्यवहार्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के  साथ-साथ परियोजना
की अनुमानित लागत पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट  (पीएफआर)में
प्रदान की जाये।

महानदी पायलट बेसिन के  लिए, मानसून के  मौसम में
पारिस्थितिक (आवास प्रवाह की आवश्यकताएं) डेटा एकत्र करना
महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछला डेटा संग्रह कम वर्षा वाले मौसम में
किया गया था।सीआईएफ़आरआई टीम मानसून के  मौसम के
आंकड़े (जुलाई-अगस्त, 2021 के  महीने के  आसपास) एकत्र
करने के  लिए क्षेत्र का दौरा करेगी।

भरतपुझा पायलट के  लिए, सरोगेट पारिस्थितिक डेटा जो वर्तमान
में डबल्यूआईआई और सीआईएफ़आरआई टीमों के  पास उपलब्ध
है, इन विशेषज्ञों के  विशेषज्ञ निर्णय के  साथ अध्ययन को पूरा करने
के  लिए उपयोग किया जाएगा। यह पारिस्थितिक डेटा मई, 2021
के  मध्य तक संयुक्त टीम को प्रदान किया जाएगा।

एनएमसीजी का इरादा ई-फ्लो मूल्यांकन के  लिए हिंडोन, रामगंगा,
पूर्वी काली और गोमती उप बेसिन जैसे बेसिनों को शामिल करना
था।हालांकि, आईईडब्ल्यूपी चरण -2 में उपलब्ध क्षमताओं को
ध्यान में रखते हुए और पिछले अनुभव के  आधार पर,
आईईडब्ल्यूपी के  तहत के वल एक उप-बेसिन का चयन करना
यथार्थवादी होगा।

भारत-जर्मन विकास सहयोग के  तहत एसजीआर परियोजना की
गतिविधियों पर संयुक्त रूप से निर्णय लेने के  लिए एनएमसीजी के
साथ एक योजना बैठक आयोजित की जा रही है।इस बैठक में, ई-

भारत-यूरोप जल साझेदारी (आईईडब्ल्यूपी) नोडल अधिकारी की ऑनलाइन बैठक

आईईडब्ल्यूपी चरण -2 के  तहत विषयगत क्षेत्र/स्तंभ ई-फ्लो की
फ्लेक्सिबल कार्य योजना को संयुक्त रूप से रेखांकित करने के  लिए
आईईडब्ल्यूपी कीपहली बैठक 08.04.2021को हुई।इस बैठक में
एनएमसीजी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, एनडब्ल्यूए और जीआईजेड
इंडिया (आईईडब्ल्यूपी और गंगा संरक्षण सहायता-एसजीआर
परियोजनाओं) के  प्रतिनिधियों ने भाग लिया।दूसरी बैठक
16.04.2021 को हुई जिसमें फ्लेक्सिबल आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना
को अंतिम रूप दिया गया।

इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(ए) विषयगत क्षेत्र/स्तंभ-पर्यावरण प्रवाह

चयनित गंगा उप बेसिन में पूरा किया गया ई-फ्लो
मूल्यांकन 

आईईडब्ल्यूपी चरण -1 (भारतपुझा और महानदी
डेल्टा) से एक या दो पायलटों में ई-फ्लो मूल्यांकन को
अंतिम रूप देना;

ई-फ्लो दिशानिर्देशों को अद्यतन करने के  लिए भारत में
बेहतर ई-फ्लो आकलन पद्धति;

ई-फ्लो मूल्यांकन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर पूरा
किया गया हैंड्स आन।

एक संयुक्त तकनीकी ई-फ्लो कार्य समिति का गठन
किया जाएगा जिसमें चयनित सब-बेसिन के  राज्य
प्रतिनिधियों के  साथ सीडब्ल्यूसी, एनएमसीजी,
डब्ल्यूआईआई, सीआईएफआरआई, एनडब्ल्यूए और
जीआईजेड इंडिया के  प्रतिनिधि शामिल होंगे।

बैठक में, फ्लेक्सिबल आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना के  हिस्से के
रूप में डिलिवरेबल्स, माइलस्टोन और संबंधित समय-सारिणी
पर संयुक्त चर्चा और समझौता हुआ जिसमें निम्नलिखित
आइटम शामिल थे:

फ्लो आंकलन और नदी बेसिन प्रबंधन (आरबीएम) कार्य करने के
लिए एक उप-बेसिन का चयन करने की योजना है।
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यूरोपीय संघ/जीआईजेड के  प्रतिनिधियों और सिंचाई जल उपयोग
दक्षता विषयगत स्तंभ के  नोडल अधिकारियों के  बीच 15.04.2021
को तीन पायलट परियोजनाओं नामतः: महुआर, लोअरपंजारा और
गोलावागु के  लिए जल उपयोग दक्षता के  आकलन हेतू डेटा
आवश्यकता पर चर्चा करने के  लिए एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक
में लिए गए व्यापक निर्णय निम्नानुसार हैं:

सिंचाई जल उपयोग दक्षता पर कार्य क्षेत्र की लचीली
आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना तैयार करने और लागू करने के  लिए
एक तकनीकी कार्य समिति का गठन किया जाएगा। समिति में
जल शक्ति मंत्रालय (सीडब्ल्यूसी प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय
कार्यालयों सहित), संबंधित राज्य जल संसाधन / सिंचाई विभाग
और आईईडब्ल्यूपीजीआईजेड परियोजना प्रबंधन इकाई के
अधिकारी शामिल होंगे।

IEWP परियोजना प्रबंधन इकाई बैठक के  प्रतिभागियों को पहले
IEWP चरण की गतिविधियों के  बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

समिति यूरोपीय संघ के  विशेषज्ञ के  साथ सिंचाई दक्षता और
प्रदर्शन मूल्यांकन अध्ययन के  लिए डेटा आवश्यकताओं पर चर्चा
करेगी। 

चयनित पायलट परियोजनाएं बहुत नई थीं और जलाशय रिलीज
के  साथ-साथ नहर प्रणाली निगरानी, ​​फसल उगाने के  तरीके
आदि पर और दीर्घकालिक समय-अनुसार आंकड़े  उपलब्ध नहीं
थे।इस डेटा अंतराल को दूर करने के  लिए, डेटा की आवश्यकता
और उपलब्धता के  आधार पर नई (अलग) परियोजनाओं/
पायलटों का चयन किया जा सकता है। एससीएडीए आधारित
निगरानी प्रणाली वाली परियोजनाओं को उनकी डेटा उपलब्धता
और इस विषयगत क्षेत्र हेतू उपयुक्तता के  लिए खोजा जाएगा।

(सी) विषयगत क्षेत्र/स्तंभ-नदी बेसिन प्रबंधन

आईईडब्ल्यूपी के  कार्य चरण -2 के  नदी बेसिन प्रबंधन कार्य क्षेत्र के
लिए फ्लेक्सिबल आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना की रूपरेखा बनानेऔर
चर्चा करने के  लिए 13.04.2021 को ईयू/जीआईजेड प्रतिनिधियों
और नदी बेसिन प्रबंधन विषयगत स्तंभ के  नोडल अधिकारियों के
बीच एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में लिए गए व्यापक निर्णय इस
प्रकार हैं:
एनएमसीजी के  प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि वे आरबीएम
योजना विकसित करने के  लिए तापी आरबीएम योजना के
दृष्टिकोण और विशेषज्ञता से गंगा बेसिन में एक उप-बेसिन को
दोहराने के  इच्छुक हैं।एनएमसीजी ने ऐसे संभावित ज्ञान
हस्तांतरण के  लिए रामगंगा उप-बेसिन, पूर्वी काली उप-बेसिन
और गोमती उप-बेसिन की पहचान की है।
आईईडब्ल्यूपी चरण -2 के  सभी कार्य क्षेत्रों के  दायरे की सामान्य
समझ रखने के  लिए राष्ट्रीय जल अकादमी, सीडब्ल्यूसी, पुणे, शुरू
से ही सभी कार्य क्षेत्रों में शामिल होगी।यह क्षमता निर्माण योजना
को दायरे के  अनुरूप विकसित करने और ज्ञान प्रसार के  लिए
मॉड्यूल विकसित करने में मदद करेगा।
आईईडब्ल्यूपी / जीआईजेड मसौदा कार्य योजना को बीपीएमओ,
सीडबल्यूसी के  साथ साझा करेगा और मुख्य अभियंता,
बीपीएमओ के  कार्यालय के  माध्यम से, इसे प्रतिक्रिया के  लिए
सभी आरबीएम नोडल अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा।

आईईडब्ल्यूपी संयोजक के  साथ समन्वय में, जीआईजेड
द्विपक्षीय बैठकों के  लिए सभी नोडल अधिकारियों से संपर्क
करेगा ताकि फीडबैक पर चर्चा की जा सके  और आरबीएम के
लिए आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना के  मसौदे  को अद्यतन किया जा
सके ।इसके  बादएक संयुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक में
कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी तथा सहमति ली जाएगी
जिसमें सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी के  कार्यालयके
साथ-साथ यूरोपीय संघ के  प्रतिनिधिमंडल को शामिल होंगे।
आईईडब्ल्यूपी कार्य योजना के  कार्यान्वयन में समन्वित  प्रयासों
के  लिए तापी नदी बेसिन समिति को आईईडब्ल्यूपी की कार्य
योजना प्रदान की जाएगी

06

(बी) विषयगत क्षेत्र/स्तंभ-सिंचाई जल उपयोग दक्षता
तीन पायलट कमांडों में सिंचाई प्रदर्शन मूल्यांकन पर पहले
चरण IWEP में विकसित रिपोर्ट  परिचालित की जाएगी। इसके
साथ ही, डेटा अंतराल के  कारण चरण -1 में आने वाली
चुनौतियों पर एक नोट प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम
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राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजनाओं (एनएचपी) चरण -1 के  तहत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का
उपयोग करते हुए जलाशय अवसादन अध्ययन
जलाशय अवसादन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है और जल क्षेत्र में
अत्यधिक महत्व के  विषयों में से एक है।सीडब्ल्यूसी ने राष्ट्रीय महत्व के
लगभग 191 जलाशयों का अवसादन सर्वेक्षण करने की योजना बनाई
है।इस अध्ययनके  लिए,राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के
अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) हेतू 30 करोड़ 
 रुपये की राशि मंजूर की गई है।अध्ययन का चरण -1 फरवरी, 2021
के  महीने में शुरू किया जा चुका है, जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु ,
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार राज्यों के  32 जलाशयों को लिया 

गया है।
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) चरण -1 के  तहत भारत
में 32 जलाशयों के  हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करके
जलाशय अवसादन अध्ययन की मासिक प्रगति समीक्षा के  लिए
सीडब्ल्यूसी, मुख्यालय में मुख्य इंजीनियरिंग (ईएमओ), सीडब्ल्यूसी
की अध्यक्षता में 13.04.2021 को बैठक आयोजित की गई थी।
समिति के  सदस्यों द्वारा टीवीआईपीएल प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत मार्च
2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट  की समीक्षा की गई।
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अधिकांश अन्य संसाधनों के  विपरीत जल राजनीतिक सीमाओं का
पालन नहीं करता है। जल का प्राकृ तिक प्रवाह, पृथ्वी की सतह
और भूमिगत दोनों पर नियमित रूप से प्रशासनिक सीमाओं को
पार करता है। यही कारण है कि दुनिया के  मीठे  पानी के  संसाधनों
को कई देशों द्वारा साझा किया जाता है।263 ट्रांसबाउंड्री झील और
नदी घाटियाँ हैं जो पृथ्वी की सतह के  लगभग आधे हिस्से को कवर
करती हैं। इन बेसिनों में 145 देशों की सीमाएँ आती हैं और 30 देश
पूरी तरह से इनके  भीतर स्थित हैंलगभग 300 ट्रांसबाउंडरी
एक्वीफर हैं, जो भूजल पर निर्भर 2 बिलियन लोगों की सेवा करने
में मदद करते हैं।झीलों, नदियों और जलभृतों का अत्यधिक दोहन
नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल सकता है और जल
आपूर्ति की विश्वसनीयता और स्थिरता के  लिए गंभीर परिणाम हो
सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष का कारण बन सकते हैं।

भारत,पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार
और बांग्लादेश के  साथ अपनी सीमाएं साझा करता है।विश्व की
कु छ प्रमुख नदी प्रणालियाँ (जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र) इस
उपमहाद्वीप में हैं और ये सभी नदी प्रणालियाँ सीमा पार हैं।सिंधु
और गंगा के  हिस्से और ब्रह्मपुत्र के  हिस्से के  मामले में, भारत अपर
राईपेरियन है और यह गंगा के  हिस्से और ब्रह्मपुत्र के  हिस्से में लोवर
राईपेरियन है। इसलिए भारतीय संदर्भ में भी इन नदी घाटियों के
विकास और प्रबंधन के  लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है।हाल
के  दिनों में, भारत ने जल विकास और प्रबंधन में साझा ज्ञान,
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सर्वोत्तम प्रथाओं से पारस्परिक रूप से
लाभ उठाने के  लिए विभिन्न देशों के  साथ सहयोग भी स्थापित किया
है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय जल अकादमी, सीडब्ल्यूसी, पुणे
07.06.2021 से 23.08.2021 तक "भारत में जल क्षेत्र में
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" पर वेबिनार श्रृंखला आयोजित करने जा रही
है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के  लिए कोई पाठ्यक्रम शुल्क नहीं
है। सभी वार्ताएं/व्याख्यान एनडब्ल्यूए सिस्को वेबएक्स मीटिंग
प्लेटफॉर्म का उपयोग करके  ऑनलाइन मोड में आयोजित किए
जाएंगे।वेबिनार में भाग लेने के  लिए लिंक ईमेल के  माध्यम से सभी
अधिकारियों के  साथ साझा किया जाएगा और वेबिनार शुरू होने से
पहले एनडब्ल्यूए की वेबसाइट                                               पर
आगामी ईवेंट के  लिए भी  लिंक पेज दिए जाएंगे।तकनीकी
समस्याओं के  समाधान के  लिए वाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा।

रायपुर प्रयोगशाला के  लिए एनएबीएल मान्यता
अप्रैल-2021 के  महीने में आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के
अनुसार रायपुर प्रयोगशाला, एमईआरओ, सीडब्ल्यूसी के  लिए
एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुई है। अब, सीडब्ल्यूसी के  पास पूरे भारत में
कु ल 23 प्रयोगशालाओं में से 15 एनएबीएल मान्यता प्राप्त जल
गुणवत्ता प्रयोगशालाएं हैं।

आगामी कार्यक्रम- भारत में जल क्षेत्र में
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वेबिनार श्रृंखला
(07-जून -23 अगस्त, 2021)

जल और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली पर समय पर निर्णय लेने और अग्रिम सूचना देने के  लिए
पूर्वानुमान विश्लेषण पर वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के  माध्यम से प्रस्तुति
जल और बाढ़ प्रबंधन प्रणाली पर समय पर निर्णय लेने और अग्रिम
सूचना देने के  लिएपूर्वानुमान विश्लेषण पर वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के
माध्यम से 15.04.2021 को प्रस्तुति आयोजित की गई। एसएएस 

(एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस) द्वारा "आर्टिफ़िशियल इंटे लिजेंस,
मशीन लर्निंग से संबंधित विषयों और जल क्षेत्र से संबंधित बड़े डेटा
विश्लेषण में इसके  उपयोग पर प्रस्तुति दीगई थी। इसमें एफएमओ,
सीडब्ल्यूसी के  अधिकारियों ने भाग लिया।

(https//nwa.mah.nic.in)
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जल विज्ञान अध्ययन
जल विज्ञान अध्ययन संगठन (एचएसओ), सीडब्ल्यूसी ने उत्तर
प्रदेश के  फै जाबाद जिले में अयोध्या में सरयू नदी (घाघरा) पर
प्रस्तावित अयोध्या बैराज के  जल विज्ञान अध्ययन के  लिए
एक परामर्श कार्य लिया था। घाघरा एक बारहमासी नदी है जो
मानसरोवर झील के  पास तिब्बती पठार से निकलती है। नदी
नेपाल से होकर गुजरती है और भारत में ब्रह्मघाट पर शारदा
नदी में मिल जाती है। नदी को नेपाल में करनाली के  नाम से
भी जाना जाता है। बिहार के  रेवेलगंज में गंगा नदी में मिलने से
पहले नदी लगभग 1080 किमी की दूरी तय करती है। जल
उपलब्धता की गणना, डिजाइन बाढ़ और टेल वाटर रेटिंग कर्व
अध्ययन सहित हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन पूरा कर लिया गया
है और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को भेज
दिया गया है।

सर आर्थर कॉटन बैराज का डिजाइन बाढ़ अध्ययन
एचएसओ, सीडब्ल्यूसी द्वारा पूरा कर लिया गया है। सर आर्थर
कॉटन बैराज (SACB) एक सिंचाई संरचना है जिसे मूल रूप
से आंध्र प्रदेश के  पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी के
निचले हिस्से पर राजमुंदरी में 1850 में बनाया गया था।
गोदावरी नदी बैराज से लगभग 50 मील दूर बंगाल की खाड़ी
में गिरती है।
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सातवें भारत जल सप्ताह -2021 की वैज्ञानिक समिति के  कोर ग्रुप की पांचवी बैठक
सातवें भारत जल सप्ताह-2021 की वैज्ञानिक समिति के  कोर ग्रुप
की पांचवी बैठक 01.04.2021 को कें .ज.आ. के  मुख्यालय में
आयोजित की गई। इसमें अध्यक्ष, के .ज.आ., सदस्य, के .ज.आ.
तथा के .ज.आ., एनडब्ल्यूडीए, आईसीआईडी के  अन्य अधिकारियों
ने भाग लिया।    
प्रारंभ में, श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए ने सभी
प्रतिभागियों का स्वागत किया और आयोजन समिति के  सदस्यों के
विचारों / सुझावों से अवगत कराया जिसकी अध्यक्षता सचिव, 

ज.सं.न.वि.एवं गं.सं.वि.ने की थी। सेमिनारों और पैनल चर्चाओं के  लिए
विषयों/विषयों की विशिष्टता में सुधार के  लिए चर्चाएँ की गई। 

आयोजन समिति ने उन्हें और अधिक व्यापक बनाने और उन्हें
अंतरराष्ट्रीय विकास के  साथ संरेखित करने का भी सुझाव दिया था।
विस्तृत विचार-विमर्श के  बाद, कोर ग्रुप ने नीचे दी गई तालिका में वर्णित
विषयों को अंतिम रूप दिया:

सर आर्थर कॉटन बैराज
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3.

2.

1.

क्रमांक

4.

5.

योजना/घटक का नाम

जल संसाधन सूचना प्रणाली(डीडब्ल्यूआरआईएस) का विकास

बजट अनुमान
(2021-22)

व्यय
(अप्रैल,2021)

व्यय
(%में)

166.100 1.494 0.9

जल संसाधन विकास योजनाओं (आईडब्ल्यूआरडी) की जांच

बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)

अवसंरचना विकास (आईडी) योजनाएं

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)

12.00

27.408

4.500

25.000

0.764

0.800

0.00

0.08

6.37

2.92

0.00

0.32

30.04.2021 की स्थिति के  अनुसार योजनाओं/घटकों की वित्तीय प्रगति (राशि करोड़ रुपये में)

जल क्षेत्र समाचार 

4 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन : कटारिया (राष्ट्रीय सहारा,
03.04.2021)

भाखड़ा डैम में रोज एक फीट घट रहा पानी, गर्मी के  साथ जल संकट गहराया
(दैनिक भास्कर, 06.04.2021)

सिंचाई वाले पानी से दिल्ली वालों की प्यास बुझाने की तैयारी में सरकार
(हरिभूमि, 06.04.2021)

4 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन : कटारिया (राष्ट्रीय सहारा,
03.04.2021)

घर—घर निर्बाध स्वच्छ पानी की सप्लाई के  लिए हरियाणा व यूपी से मिलने
वाले सिंचाई जल का होगा इस्तेमाल (दैनिक भास्कर, 06.04.2021)

कोरोना से बचाव के  साथ ही जल संरक्षण पर भी ध्यान दें, छोटी नदियों
और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करें (​हरिभूमि, 06.04.2021)

नमामि गंगे से जुड़ी परियोजनाओं को 15 जून तक पूरा करें : महेन्द्र सिंह
(द पायनियर, 07.04.2021)
यमुना प्रदूषित करने पर डीपीसीसी ने लगाया 12 करोड़ रुपए का जुर्माना
(दैनिक जागरण, 08.04.2021)

लद्दाख : पहाड़ी गांवों में भी नल से जल का सपना होगा साकार (राष्ट्रीय
सहारा, 10.04.2021)
के नबेतवा परियोजना से पन्ना बाघ अभयारण्य को क्षति : सोनिया (राष्ट्रीय
सहारा, 10.04.2021)

जम्मू—कश्मीर को अगले साल से मिलेगा रावी का पाकिस्तान जाने वाला
पानी (अमर उजाला, 11.04.2021)

तिगुनी बिजली उत्पादन करने के  लिए तिब्बत में बड़े डैम (हरिभूमि,
12.04.2021)

राजधानी में पानी की कमी के  लिए हरियाणा और पंजाब जिम्मेदार (अमर
उजाला, 16.04.2021)

साफ पानी के  लिए जूझ रहे 2.2 अरब लोग (नवभारत टाईम्स,
11.04.2021)

तिब्बत में 'सुपर डैम' बनाएगा चीन, ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाने से
रोक सकता है (नवभारत टाईम्स, 12.04.2021)

स्वच्छ गंगा निधि कोष में छह वर्षों में 453 करोड़ मिले (राष्ट्रीय सहारा,
16.04.2021)

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांचेगी पानी की गुणवत्ता—मात्रा (दैनिक जागरण,
20.04.2021)
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली (राजस्थान पत्रिका, 22.04.2021)

महाराष्ट्र को हर घर नल के  लिए 3000 करोड़ (राष्ट्रीय सहारा,
23.04.2021)

चमोली में भारत—चीन सीमा के  पास ग्लेशियर टूटा, रैणी में ऋषिगंगा का
जलस्तर बढ़ा (पंजाब के सरी, 24.04.2021)

डेटा कॉर्नर-भारत में जल संसाधन आंकलन का इतिहास
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सीडब्ल्यूसी देश के  130 जलाशयों की लाइव स्टोरेज स्थिति की
निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक जलाशय
बुलेटिन जारी करता है। उपरोक्त में से 44 जलाशयों में 60 मेगावाट
से अधिक की स्थापित क्षमता के  साथ जल विद्युत लाभ है। इन 130
जलाशयों की कु ल संग्रहण क्षमता 174.233 बीसीएम है जो देश में
सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग
67.58% है।

दिनांक 29.04.2021 के  बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में
उपलब्ध लाइव स्टोरेज 58.55 बीसीएम था जो इन जलाशयों की
लाइव स्टोरेज क्षमता का लगभग 34% है। हालांकि, पिछले साल इसी
अवधि के  लिए इन जलाशयों में उपलब्ध लाइव स्टोरेज 72.076
बीसीएम था और पिछले दस वर्षों के  लाइव स्टोरेज का औसत
48.826 बीसीएम था। इस प्रकार 130 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण
पिछले वर्ष की इसी अवधि के  संग्रहण का 81 प्रतिशत और दस वर्ष
के  औसत संग्रहण का 120 प्रतिशत है।
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जलाशय निगरानी

दीर्घा

डब्ल्यूएमओ हाइड्रोहब परियोजना के  तहत आईआईटी
रुड़की द्वारा सीडब्ल्यूसी के  देवप्रयाग साइट पर लिडार

सेंसर की स्थापना

भारत का अमृत महोत्सव के  तहत:13.04.2021 को
यूके एसडी मिराज, के जीबीओ, सीडब्ल्यूसी हैदराबाद
द्वारा भारत @75-जलियांवाला बाग नरसंहार स्मारक

दिवस समारोह

मुख्य अभियंता, बराक और अन्य बेसिन संगठन,
सीडब्ल्यूसी के  नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी और
ब्रह्मपुत्र बोर्ड के  अधिकारियों की क्षेत्रीय टीम ने लोंगलेंग और
जुन्हेबोटो की यात्रा से पहले 19.04.2021 को कोहिमा में

सचिव पीएचई, नागालैंड से मुलाकात की

पोलावरम परियोजना- प्रगति

हाइड्रोलिक सिलेंडर की स्थापना रेडियल गेट के  निचले क्षैतिज गर्डर की स्थापना अपस्ट्रीम कॉफ़र डैम-फ़िल्टर्स और कोर का प्लेसमेंट
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15.05.1803 को जन्मे सर आर्थर कॉटन ने पूरे ब्रिटिश भारत में
सिंचाई और नेविगेशन नहरों के  निर्माण के  लिए अपना जीवन समर्पित
कर दिया। उन्होंने दोलेश्वरम बैराज (राजमहेंद्रवरम), प्रकाशम बैराज
और कु रनूल कडप्पा नहर (के .सी. नहर) के  निर्माण में बहुत योगदान
दिया। के .सी. नहर दो प्रमुख जिलों यानी कु रनूल जिले और कडप्पा
जिले को जोड़ती है। के .सी. नहर 150 साल पुरानी प्रमुख सिंचाई
प्रणाली है जो कु रनूल जिले के  सनके सुला गांव के  पास तुंगभद्रा नदी
पर निर्मित एनीकट के  दाहिने किनारे से निकलती है। तुंगभद्रा नदी पर
सनके सुला बैराज आंध्र प्रदेश के  कु रनूल जिले के  सनके सुला गांव के
पास कु रनूल शहर से 30 किमी दूर स्थित है। नहर प्रणाली का निर्माण
वर्ष 1863 में किया गया था और 1870 तक पूरा हो गया था। इसकी
कु ल लंबाई 305.65 किमी है जो कु रनूल जिले में सनके सुला एनीकट
से 234.64 किमी तक और कडप्पा जिले में 71.01 किमी कीलंबाई
तक फै ला है। 

दोलेश्वरम बैराज एक सिंचाई संरचना है जिसे 1850 में गोदावरी नदी
के  निचले हिस्से पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बनाया गया
था। इसे 1970 में फिर से बनाया गया और इसका नाम बदलकर सर
आर्थर के  नाम पर रखा गया, जिन्होंने मूल निर्माण किया था।

इतिहास-सर आर्थर कॉटन

अत्यंत दु:ख के  साथ हमारे पाठकों को सूचित किया जाता है कि श्री
जितेंद्र पंवार, निदेशक, सीडब्ल्यूसी एवं श्री एल. कोडंदरामास्वामी,
उप निदेशक, सीडब्ल्यूसी का निधन हो गया है। दोनों अधिकारी
बेंगलुरु में तैनात थे। कर्नाटक में परियोजना की निगरानी यात्रा से
लौटते समय 01.04.2021 को दुखद दुर्घटना का सामना करना
पड़ा।
श्री जितेंद्र पंवार 19.10.2000 को सीडब्ल्यूईएस समूह ए में
सीडब्ल्यूसी में सहायक निदेशक के  रूप में शामिल हुए। अपनी
प्रारंभिक सेवा के  दौरान वे सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े रहे। एक
कार्यकारी अभियंता के  रूप में, वह आठ पश्चिम को बहने वाली नदियों
(तापी, निचली नर्मदा, किम, दमन, गंगा, अंबिका, पूर्णा, वैतरणा धधर)
के  जल वैज्ञानिक प्रेक्षण, मौसम संबंधी प्रेक्षण, बाढ़ पूर्वानुमान आदि
में शामिल थे। सीडब्ल्यूसी की सभी स्कं धों में सेवा देने के  अलावा,
उन्होंने सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एसएससीएसी) में
भी काम किया।
श्री एल. कोडंदरमास्वामी 01.12.1993 को डिजाइन सहायक के
रूप में सीडब्ल्यूसी में सेवा शुरू की और गंगा और सिंधु नदी घाटियों
में प्रमुख जल संसाधन परियोजनाओं की योजना और डिजाइन से
संबंधित जल उपलब्धता, डिजाइन बाढ़ और जलाशय अवसादन 

शोक सन्देश
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अध्ययन जैसे हाइड्रोलॉजिकल विश्लेषण में शामिल थे। फील्ड सेटअप
में, उन्होंने भीमा सब डिवीजन में सहायक अभियंता के  रूप में काम
किया और ऊपरी कृ ष्णा सब डिवीजन III, मानगांव के  कार्यों को भी
संभाला। वह मुख्यालय स्तर और क्षेत्र स्तर दोनों पर पीएमके एसवाई-
एआईबीपी परियोजनाओं की निगरानी से भी जुड़े थे।
सीडब्ल्यूसी ने अपने कर्तव्य के  क्रम में अपने दो प्रिय समर्पित
अधिकारियों को खो दिया है। पूरा संगठन उनके  दुखद निधन पर शोक
व्यक्त करता है और अपूरणीय क्षति के  लिए शोक संतप्त परिवारों के
प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।

स्वर्गीय श्री एल. कोडंदरामास्वामी, उप निदेशक एवं स्वर्गीय श्री जितेंद्र पंवार, निदेशक,
कवासी (बाएं से दक्षिण)

कें द्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध

कार्यालय

संपादक मंडल
श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
श्री के .वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
श्री  अर्जेश कु मार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
श्री आर.के . शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
श्री अमरेन्द्र कु मार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
श्री दीपक कु मार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
श्री एस.के . राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
के न्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृ ष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
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